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�वषय:  �कसान� क� आ�मह�या 

538.  �ी राहुल रमेश शेवलेः 

 �ी एन॰के॰ �ेमच��नः 

 �ी भतृ�ह�र महताबः 

 एडवोकेट अदरू �काशः 

�या कृ�ष एवं �कसान क�याण मं�ी यह बताने क� कृपा कर�गे �कः 

(क) �या देश म� �कसान� क� आ�मह�या के मामले गत तीन वष� के ��येक वष� और चालू वष� के दौरान 

बढ़े ह� और य�द हां, तो त�संबंधी �यौरा �या है; 

(ख) �या �कसान� को उनक� कृ�ष उपज क� �यनूतम लागत मू�य (एमएसपी) के �प म� 150 से 200 

��तशत इनपुट लागत द� जा रह� है और य�द हां, तो सरकार �वारा महंगाई के मु�े को हल करने के �लए 

एमएसपी तय करते समय �वक�सत त�ं का �यौरा �या है; 

(ग) सरकार ने उ�च मु�ा�फ��त और �कसान� क� आ�मह�या को �यान म� रखते हुए �कसान� को उनक� 

कृ�ष उपज के �लए उपयु�त एमएसपी �दान करने के �लए �या सुधारा�मक कदम उठाए ह�; और 

(घ) �या सरकार ने सहकार� ब�क� स�हत �व�भ�न ब�क� से फसल� ऋण को माफ करने के �लए कोई ज�र� 

कदम ��ता�वत �कया है और य�द हां, तो त�संबंधी �यौरा �या है?  

उ� तर 

कृ�ष एव ं�कसान क� याण मं�ी (�ी नरे� � �सहं तोमर) 

(क): गहृ मं�ालय के अतंग�त रा���य अपराध �रकॉड� �यूरो (एनसीआरबी) भारत म�  ‘दघु�टना म�ृ य ु एवं 

आ� मह� या’ (एडीएसआई) नामक अपने �काशन म� आ�मह�या के बारे म� सूचना का संकलन और �सार 

करता है। आ�मह�या पर �रपोट� 2015 तक क� ये इसक� वेबसाइट पर उपल�ध ह�। वष� 2013, 2014 और 

2015 के एडीएसआई �रपोट� का रा�यवार �ववरण अनबुंध पर है। वष� 2016 के बाद क� �रपोट� �का�शत 

नह�ं क� गई है। 

(ख) एव ं(ग): रा� य सरकार� एवं संबं�धत के� ��य म�ंालय�/�वभाग� के सुझाव� तथा अ� य संगत कारक� पर 

�वचार करने के बाद सरकार �वारा कृ�ष लागत और मू�य आयोग (सीएसीपी) क� �सफा�रश� के आधार पर 

�� येक मौसम के �लए 22 अ�धदे�शत खर�फ एवं रबी के �लए एमएसपी फसल� और ग�ने के �लए उ�चत 

और लाभकार� मू�य (एफआरपी) �नधा��रत �कया गया। इसके अ�त�र� त रेपसीड/सरस� तथा कोपरा के 

एमएसपी के आधार पर �मशः तो�रया और डी-ह�कड ना�रयल के �लए एमएसपी भी �नधा��रत �कया गया 

है। 

         एमएसपी क� �सफा�रश करते समय सीएसीपी उ� पादन लागत, सम� मांग-आपू�त� क� ि�थ�त, 

घरेलू व अंतरा����य मू� य�, अतंर-फसल मू�य समता, कृ�षगत और गैर-कृ�षगत ��े� के बीच �यापार क� 

शत�, शेष अथ��यव�था पर संभा�वत �भाव जैसे मह�वपूण� कारक� के साथ-साथ पानी और भू�म जसेै अनुकूल 

संसाधन� का ता�क� क उपयोग और उ�पादन लागत पर मािज�न के �प म� �यनूतम 50 ��तशत सु�नि�चत 

करने पर �वचार करता है। 



          क� ��य बजट 2018-19 म� एमएसपी को उ�पादन लागत के डेढ़ गुना के �तर पर रखने के पूव�-

�नधा��रत �स�ांत क� घोषणा क� गई थी। तदनसुार, सरकार ने 2018-19 मौसम के �लए अ�खल भारतीय 

भा�रत औसत उ�पादन लागत के कम से कम 50 ��तशत लाभ के साथ सभी अ�धदे�शत फसल� का 

एमएसपी बढ़ाया है। इन एमएसपी फसल� म� देश के कुल कृ�षगत उ�पादन का लगभग 99 ��तशत कवर 

होता है। 

 सरकार� एज��सय� �वारा खर�ददार� करने के �लए पारदश� तथा सम�प नी�त मौजूद है। इस खर�द 

नी�त के अतंग�त �नधा��रत अव�ध के भीतर तथा भारत सरकार �वारा अ��म तौर पर �नधा��रत �व�श� टताओं 

(उ�चत औसत गुणव� ता मानद� ड) का अनुपालन करते हुए सरकार� एज��सय� तथा भारतीय खा�य �नगम 

(एफसीआई) �वारा �कसान� �वारा लाए गए ग�हू और धान को के� ��य पलू के अंतग�त � यूनतम समथ�न 

मू� य (एमएसपी) पर खर�द क� जाती है। एफसीआई के साथ परामश� से तयैार क� गई तथा के� � सरकार 

�वारा अनुमो�दत खर�द योजना के अनसुार रा� ��य खा�य सुर�ा (एनएफएसए) तथा अ� य क� याणकार� 

� क�म� (ओड� ल ्यएूस) के अतंग�त �वतरण हेतु रा� य सरकार� �वारा मोटे अनाज� क� खर�द क� जाती है। 

य�य�प �कसान अपने उ� पाद� को खुले बाजार म� बेचने के �लए � वत�ं है य�द उ� ह� उ�चत मू� य और 

अनुकूल प�रि� थ�त �ा� त होते ह�। सरकार� एज��सय� �वारा खा�या� न� क� खर�ददार� का उ�े� य यह 

सु�नि� चत करना है �क �कसान अपनी उ� पाद� के �लए लाभकार� मू� य �ा� त कर� और मजबूरन �ब�� न 

कर�। �ग�तशील कृ�ष मंडी सुधार, ई-नाम तथा 22000 �ामीण कृ�ष मं�डय� (�ाम) का उ� नयन करने का 

ल� य भी �कसान� को लाभकार� �रट�न सु�नि� चत करना है। 

 

(घ): वत�मान म� फसल ऋण को माफ करने का कोई ��ताव क� � सरकार के �वचाराधीन नह�ं है। य�य�प, 

गंभीर �ाकृ�तक आपदाओ ंके कारण �भा�वत �कसान� के �लए �थम 3 वष�/सम� अव�धय� (अ�धकतम 5 

वष� के अ� यधीन) के �लए ब�क� को 2 ��तशत वा�ष�क �याज छूट क� दर से पुनग��ठत ऋण रा�श उपल� ध 

कराई जाएगी। इसके अलावा, ऐसे सभी मामल� म�, �भा�वत �कसान� को ��त वष� 3% क� दर पर वा�ष�क 

त� काल पुनभु�गतान �ो�साहन का लाभ भी �दान �कया जाएगा। गंभीर �ाकृ�तक आपदाओ ंक� ि� थ�त म� 

अतंर म�ंालयी क� ��य दल (आईएमसीट�) और रा���य काय�का�रणी स�म�त (एससी-एनईसी) क� उप स�म�त 

क� �सफा�रश के आधार पर एक उ�च �तर�य स�म�त (एचएलसी) �वारा इस तरह के लाभ� के अनदुान पर 

�नण�य �लया जाएगा। ।         

 

****** 


